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कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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तारांकित प्रश्‍न सं. *172  
06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ       
विषय: किसानों की ऋण माफी 
*172. श्री देरेक ओब्राईनः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः           
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कितना कृषि ऋण माफ किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) क्या बैंकों ने इन ऋणों को अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ग) क्या सरकार ने किसानों की ऋण माफी के प्रभाव का किसानों को हुए लाभ के संदर्भ में आकलन किया है और क्या इससे किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में कमी आई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?    
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 

किसानों की ऋण माफी से संबंधित राज्‍य सभा में दिनांक 06.03.2020 को उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 172 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण
(1) : नाबार्ड/कुछ राज्‍यों द्वारा उपलब्‍ध कराए गए डेटा के अनुसार राज्‍यों द्वारा उनसे संबंधित ऋण माफी योजनाओं के माध्‍यम से माफ किए गए कृषि ऋणों की धनराशि का विवरण अनुबंध में दिया गया है।
(2) : राज्‍य सरकार द्वारा एक बार ऋण माफ करने और संबंधित बैंक को बकाया राशि/एनपीए राशि भुगतान कर देने के बाद किसान नए ऋण पाने के लिए दोबारा पात्र हो जाते हैं और इसलिए बैंकों द्वारा अशोध्य ऋण के रूप में इन ऋणों को बट्टे खाते में डाले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
(3) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कृषि ऋण माफी योजना ने किसानों को ऋण का भुगतान करने के लिए हतोत्साहित किया है भले ही वे उस ऋण का वित्‍तीय तौर पर भुगतान करने की स्‍थिति में हैं तथा यह ऋण एवं वसूली व्‍यवस्‍था को नकारात्‍मक रूप से प्रभावित करके बैंकिंग क्षेत्र के साथ-साथ राज्‍य की वित्‍त व्‍यवस्‍था को प्रभावित करता है और इसके व्‍यवस्‍थागत परिणाम होते हैं। ऋण माफी का प्रभाव ऋण निष्‍पादन और ऋण आवंटन दोनों पर पड़ता है, क्योंकि ऋण लेने वाला भविष्‍य में मिलने वाली प्रत्याशित सहायता की आशा में जानबूझकर ऋण वापसी में चूक करता है और बैंक कम जोखिम वाले ऋण लेने वाले किसानों को ऋण का पुन: आवंटन करते हैं।    
रा.स.ता.प्र.सं. 172
अनुबंध 
पिछले 5 वर्षों में विभिन्‍न राज्‍यों द्वारा कृषि ऋण माफी की धनराशि का विवरण्‍ निम्‍नानुसार है:- 
	क्र.सं. 
	राज्‍य 
	2014 से ऋण माफी योजना का नाम
	वास्तविक राशि माफ की गई 
(रूपए करोड़ में)

	1
	जम्मू एवं कश्मीर
	50% केसीसी माफी योजना -2017
	244.10

	2
	कर्नाटक

	कर्नाटक राज्य ऋण माफी योजना 2017
	7,794.00

	
	
	कर्नाटक राज्य ऋण माफी योजना 2018
	14293.92

	3
	छत्तीसगढ़

	2015-16 (ऋण राहत योजना -2015)
	129.76

	
	
	2018-19 (छत्तीसगढ़ सरकार लघु अवधि कृषि ऋण माफी योजना - 2018)
	6100.00

	4
	मध्य प्रदेश
	ऋण माफी योजना-2018
	11912.00

	5
	महाराष्ट्र
	छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकारी सम्‍मान योजना, 2017
	30500.00

	6
	पंजाब
	फसल ऋण माफी योजना 2017-18
	4625

	7
	राजस्थान

	सहकारी बैंकों द्वारा कृषि ऋण माफी 2018(लघु अवधि फसल ऋण)
	7,524.66

	
	
	सहकारी बैंकों द्वारा कृषि ऋण माफी 2019 (मध्‍यम और दीर्घावधि कृषि ऋण)
	7850.92

	8
	तमिलनाडु
	फसल ऋण माफी -2016 (एसएफएमएफ)
	5,318.73

	9
	पुडुचेरी संघ राज्‍य क्षेत्र 
	ऋण माफी योजना 2018
	19.42

	12
	उत्तर प्रदेश
	ऋण माफी योजना 2017-18

	25233.48
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